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​जयपुर। राजस्थान के सहकारिता 
क्षेत्र मेें नीतिगत पाखंड और संस्थागत 
प्राथमिकताओ ं का एक बड़़ा 
विरोधाभास सामने आया है। एक 
तरफ जहाां केें द्रीय सहकारिता मंत्री 
अमित शाह द्वारा पूरे देश मेें ‘सहकार 
से समृद्धि’ का नारा दिया जा रहा है 
और सहकारिता मेें सहकार की पहल 
के तहत यह बार-बार दोहराया जाता 
है कि सहकारी संस्थाओ ंका प्रत्येक 
रुपया सहकारिता के अपने ढाांचे मेें 
ही चक्रित होना चाहिए, वहीीं दसूरी 
तरफ राजस्थान की शीर््ष संस्था 
‘राजफैड’ (राजस्थान राज्य सहकारी 
क्रय-विक्रय संघ) अपनी कार््यप्रणाली 
से इन दावोों को दरकिनार करती 
नजर आ रही है। यहाां तक कि राज्य 
मेें ‘म्हारो खातोों-म्हारो बैैंक’ अभियान 
जैसी पहलेें भी चलाई गईं, जिनका 
मुख्य उद्देश्य सभी सहकारी संस्थाओ ं
और समितियोों के पैसोों को सहकारी 
बैैंकोों मेें ही रखने के लिए प्रोत्साहित 
करना था ताकि इस तंत्र को मजबूती 
मिल सके। लेकिन हाल ही मेें 16वीीं 
राजस्थान विधानसभा के पंचम सत्र 
के दौरान विधायक रफीक खान और 
रोहित बोहरा द्वारा पूछे गए ताराांकित 
प्रश्ननों के उत्तर मेें विभाग द्वारा रखे 
गए आधिकारिक दस्तावेजोों ने 

इस पूरी नीतिगत मंशा पर सवाल 
खड़़े कर दिए हैैं। विधानसभा 
पटल पर रखे गए दस्तावेजोों के 
अनुसार, राजफैड की कुल सीसी 
लिमिट 4500 करोड़ रुपए 
की है, जिसे किसानोों से समर््थन मूल्य 
पर फसल खरीद के समय भुगतान 
के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 
विभाग का तर््क  है कि खरीद सीजन 
के बाद बची हुई राशि को आहरित 
कर सीसी लिमिट मेें वापस जमा 
कराया जाता है। हालाांकि, वित्तीय 
वर््ष 2022-23 से 2025-26 के बीच 
राजफैड प्रबंधन ने वित्त विभाग के 
सक्षम अनुमोदन के उपराांत प्रबंध 
संचालकोों और प्रशासक द्वारा 
प्रस्ताव पारित करवाकर पीएनबी 
की सीसी लिमिट से आहरित अरबोों 
रुपए की राशि को बंधन बैैंक, एयू 
स्मॉल फाइनेेंस बैैंक और जना स्मॉल 
फाइनेेंस बैैंक जैसे निजी क्षेत्र के 
बैैंकोों मेें जमा करवा दिया। विभाग 
ने इसे ‘ब्याज फ्लोट आर््बबिट््र रेज’ 
के तहत अधिकतम वित्तीय लाभ 
(अनुमानित 2.40 करोड़ रुपए) तथा 
राज्य सरकार को गारंटी कमीशन 
(16.28 करोड़ रुपए) प्राप्त करने 
का उद्देश्य बताया है। वित्तीय एवं 
सहकारिता विशेषज्ञञों का मानना 
है कि यदि यह हजारोों करोड़ रुपए 
की भारी-भरकम राशि निजी 

बैैंकोों मेें रखने के बजाय राजस्थान 
के जिला केें द्रीय सहकारी बैैंकोों या
शीर््ष राजस्थान राज्य सहकारी बैैंक 
(अपेक्स बैैंक) मेें रखी जाती, तो 
इसका बहुस्तरीय लाभ सहकारी 
बैकिंग तंत्र को मिलता। विशेषज्ञञों के 
अनुसार, सहकारी बैैंक आमतौर पर 
0.50% से 1% तक के कम ब्याज 

मार््जजिन पर काम करते हैैं। यदि 1000 
से 4500 करोड़ रुपए जैसी विशाल 
राशि सहकारी बैैंकोों के पास ‘फ्लोट 
फंड’ या अल्पकालिक जमा के रूप 
मेें रहती, तो सहकारी बैैंक इससे 
कम से कम 15 से 30 करोड़ रुपए 
का अतिरिक्त परिचालन लाभ 
(ऑपरेटिगं प्रॉफिट) कमा सकते थे। 

इससे न केवल सहकारी बैैंकोों की 
तरलता (लिक्विडिटी) और क्रेडि ट 
रेटिगं मजबूत होती, बल्कि वे राज्य 
के किसानोों को कम ब्याज दरोों पर 
अधिक कृषि ऋण देने मेें सक्षम होते 
और ग्राम स्तर की प्राथमिक कृषि 
ऋण दात्री समितियोों (पैक्स) को 
मिलने वाला लाभाांश भी बढ़ता।

सहकारिता मंत्री कहते हैैं ‘पैसा रखो सहकारी बैैंकोों मेें’, और 
राजस्थान मेें राजफैड निजी बैैंकोों मेें खपा रहा अरबोों का धन

प्रशासनिक शह पर निजी बैैंकोों की बल्ले-बल्ले: आईएएस अधिकारियोों और एमडी की परमिशन से हुए डिपॉजिट

निजी एवं स्मॉल फाइनेेंस बैैंकोों मेें सीसी लिमिट का फंड ट््रा ांसफर करने की यह 
व्यवस्था राजफैड के तत्कालीन प्रबंध संचालकोों (एमडी) की लिखित परमिशन 
से अंजाम दी गई। विधायक के सवाल पर सहकारिता विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब 
के अनुसार, 14 अप्रैल 2022 से 5 अगस्त 2023 के बीच प्रबंध संचालक श्रीमती 
उर््ममिला राजोरिया (आईएएस) के कार््यकाल मेें शुरुआती राशि जमा हुई। इसके 
बाद 16 फरवरी 2024 से 3 फरवरी 2025 तक प्रबंध संचालक नारायण सिहं 
(आईएएस) के कार््यकाल के दौरान सबसे बड़़े डिपॉजिट किए गए। वहीीं 3 फरवरी 
2025 से 24 नवंबर 2025 तक प्रबंध संचालक टीकम चंद बोहरा की स्वीकति से 
एयू बैैंक और जना स्मॉल फाइनेेंस बैैंक मेें करोड़ों रुपए स्थानाांतरित हुए।

इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासनिक प्रक्रियाओ ं
पर भी गंभीर सवाल उठाए हैैं। क्या हजारोों 
करोड़ रुपए के फंड वाली कोई शीर््ष संस्था 
केवल अपने स्वयं के नीतिगत प्रस्ताव से 
इस तरह मनमाने तरीके से जमा-खर््च करवा 
सकती है? रिकॉर््ड बताते हैैं कि यह राशि 
किसी निचले स्तर के कर््मचारी द्वारा नहीीं, 
बल्कि वित्त विभाग की अनुमति से राजफैड 
प्रशासक—जो कि स्वयं सहकारिता विभाग 
के शासन सचिव होते हैैं—की अनुशंसा और 
प्रबंध संचालकोों की संस्तुति पर भिजवाई 
गई। सहकारिता के जानकारोों का कहना 
है कि जब विभाग के सर्वोच्च प्रशासनिक 
अधिकारी ही सहकारी बैैंकोों के बजाय निजी 
बैैंकोों को तरजीह देने के प्रस्तावोों को हरी 
झंडी देेंगे, तो ‘सहकार से समृद्धि’ और ‘म्हारो 
खातोों-म्हारो बैैंक’ जैसी योजनाएं केवल 
कागजी नारे बनकर रह जाएंगी।

प्रशासनिक हरी झंडी: उर््ममिला राजोरिया से लेकर बोहरा तक के फैसले

विधानसभा मेें खुलासा: किस बैैंक मेें कब जमा हुए अरबोों रुपए
राजफैड द्वारा पीएनबी की 4500 करोड़ रुपए की सीसी लिमिट से निजी 
बैैंकोों मेें किए गए बड़़े भुगतानोों का ब्यौरा विधानसभा मेें प्रस्तुत किया गया है। 
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 6 अप्रैल 2023 को बंधन बैैंक मेें 3 करोड़ 
रुपए, 27 सितंबर 2024 को 1500 करोड़ रुपए, 30 सितंबर 2024 को 1000 
करोड़ रुपए, 30 दिसंबर 2024 को 1923 करोड़ रुपए और 24 जनवरी 2025 
को 479 करोड़ रुपए जमा कराए गए। इसके बाद 27 मार््च 2025 को एयू बैैंक 
मेें 100 करोड़ और बंधन बैैंक मेें 200 करोड़ रुपए भेजे गए। वहीीं जना स्मॉल 
फाइनेेंस बैैंक मेें 8 जुलाई 2025 को 200 करोड़, 17 अगस्त 2025 को 600 
करोड़, 18 जुलाई 2025 को 300 करोड़, 7 अक्टूबर 2025 को 100 करोड़ और 
21 अक्टूबर 2025 को 200 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए गए।

कागजी साबित होते 
सहकारिता क नारे

विधानसभा मेें खुलासा: 
विधायक रफीक और 
बोहरा के सवालोों से खुला 
राज
सहकार से समृद्धि के दावोों 
के बीच राजस्थान मेें उठते 
गंभीर सवाल
4500 करोड़ की सीसी 
लिमिट का निजी बैैंकोों मेें 
ट््रा ांसफर

कागजी साबित हो रहीीं 
नीतियाां, सहकारिता के 
मूल उद्देश्य से भटकाव
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सहकार से समृद्धि
एक गौरवशाली उपलब्धि

बैैंक हित मेें उत्कृ ष्ट कार््य उत्कृ ष्ट हेतु सम्मान

“एक सब के लिए, सब एक के लिए” की भावना को चरितार््थ करते 
हुए सिरोही जिले मेें सहकारिता आंदोलन को नई दिशा देने वाली हमारी 

समिति ने एक नया कीर््ततिमान स्थापित किया है।

सिरोही सैन्टट्रल को-ऑपरेटिव बैैंक की साधारण सभा मेें बैैंक हित मेें 
उत्कृ ष्ट एवं पारदर्शी कार््य करने क लिए मोहब्बतनगर बहुउदेश्यीय ग्राम 
सेवा सहकारी समिति क अध्यक्ष श्री महीपालसिहं एवं व्यवस्थापक श्री 

अमृतलाल को सहकारिता विभाग की संयुक्त रजिस्ट्रार श्रीमती ज्योति, उप 
रजिस्ट्रार श्री हरिराम पूनिया एवं प्रबंध निदेशक श्री पूनाराम चोयल द्वारा 

मोमेेंटो एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया है।

यह सम्मान मोहब्बतनगर समिति की निष्ठा, पारदर््शशिता और कृषक सेवा के 
प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। सहकारिता आंदोलन को धरातल पर 
मजबूत करते हुए ग्रामीण अर््थव्यवस्था को सशक्त बनाने मेें हमारी समिति 
निरंतर प्रयासरत है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने पूरे क्षेत्र का मान बढ़़ाया है 

और अन्य समितियोों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी है।

इस गौरवमयी उपलब्धि पर अध्यक्ष एवं व्यवस्थापक को 
हार््ददिक बधाई एवं उनक उज्जवल भविष्य की मंगलकामनाएं!

शुभेच्छु : दरगाराम उपाध्यक्ष, निरंजन रावल, पकाराम, सहायक व्यवस्थापक
मोहब्बतनगर बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. 
मोहब्बतनगर, पंचायत समिति  - सिरोही, जिला- सिरोही

गलियारे से.....
नए कन्द्रीय सहकारी बैैंकोों को मिलेगा 14 करोड़ का 
पूंजीगत अनुदान और 17.68 करोड़ का राजकीय हिस्सा

जयपुर। राज्य के चार जिलोों 
मेें नए केें द्रीय सहकारी बैैंकोों 
के गठन की प्रक्रिया को तेजी 
से आगे बढ़़ाया जा रहा है। 
राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव 
बैैंक के प्रबंध निदेशक द्वारा 
सहकारिता विभाग पंजीयक 
कार्यालय अतिरिक्त रजिस्ट् रार 
(बैैंकिग) को इस संबंध मेें एक 
आधिकारिक पत्र जारी किया 
गया है। जिसके अनुसार, 
फलौदी, प्रतापगढ़, डीडवाना-
कुचामन और बालोतरा जिलोों 
मेें जिला केें द्रीय सहकारी 
बैैंकोों की स्थापना के प्रस्तावोों 
पर वित्त विभाग, राजस्थान 
सरकार द्वारा अपनी सैद्धधांतिक 
सहमति प्रदान कर दी गई है। 
उल्लेखनीय है कि केें द्रीय गृह 
एवं सहकारिता मंत्री अमित 
शाह द्वारा अलवर मेें आयोजित 
एक राज्य स्तरीय समारोह 
के दौरान राजस्थान के इन 
चार नए जिलोों मेें नए केें द्रीय 

सहकारी बैैंक शुरू करने की 
आधिकारिक घोषणा की गई 
थी। इस घोषणा के बाद अब 
प्रशासनिक स्तर पर तेजी 
से काम शुरू हो गया है और 
इसके लिए आवश्यक दिशा-
निर्देश भी जारी कर दिए गए 
हैैं। नाबार््ड द्वारा सहकारिता 
मंत्रालय, भारत सरकार को 
प्रस्तुत किए गए अप्रोच नोट 
के प्रावधानोों के अनुसार, राज्य 
सरकार को प्रत्येक प्रस्तावित 
सहकारी बैैंक के लिए एक-
एक मुख्य समिति का गठन 
करना अनिवार््य है। इस दिशा 
मेें फलौदी जिले के लिए मुख्य

 

सहकारी समिति का गठन 
पहले ही पूरा किया जा चुका 
है, जबकि शेष तीन जिलोों 
यथा प्रतापगढ़, डीडवाना-
कुचामन और बालोतरा के 
लिए मुख्य समितियोों का 
गठन संबंधित अतिरिक्त 
रजिस्ट् रार के स्तर से जल्द से 
जल्द पूरा करवाने के निर्देश 
दिए गए हैैं। इसके अलावा, 
नवगठित बैैंकोों को नियमोों 
के अनुरूप पूंजी पर्याप्तता 
अनुपात (सीआरएआर) का 
न्यूनतम 9 प्रतिशत स्तर 
बनाए रखने के लिए वित्तीय 
सहायता की आवश्यकता है। 

​इस पूरी वित्तीय व्यवस्था के तहत, 
राज्य सरकार द्वारा चारोों नए बैैंकोों 
के लिए भवन निर्माण, फर्नीचर और 
कंप्यूटर उपकरणोों की खरीद हेतु 
कुल 14 करोड़ रुपये का पूंजीगत 
अनुदान तथा लगभग 17.68 करोड़ 
रुपये की राजकीय हिस्सा राशि 
उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त 
की गई है। बैैंकवार आंकड़ों के 
अनुसार फलौदी के लिए 4.37 
करोड़ रुपये हिस्सा राशि, प्रतापगढ़ 
के लिए 4.16 करोड़, डीडवाना-
कुचामन के लिए 4.03 करोड़, 
तथा बालोतरा के लिए 5.12 करोड़ 
रुपये की हिस्सा राशि प्रस्तावित 
है, जबकि चारोों बैैंकोों के लिए 
3.50-3.50 करोड़ रुपये (कुल 14 
करोड़) का अनुदान तय किया गया 
है। इसके साथ ही, इन नवगठित 
बैैंकोों की अनुमति प्रक्रिया मेें किसी 
भी प्रकार की विधिक अड़चन न 
होने का प्रमाण पत्र भी सुनिश्चित 
किया जा रहा है।

4 नए बैैंकोों क लिए 
31.68 करोड़ रुपये की...

वित्तीय स्वीकृति राजस्थान के चार जिलोों- 
फलौदी, प्रतापगढ़, 

डीडवाना-कुचामन 
और बालोतरा मेें 
नए केें द्रीय सहकारी 
बैैंकोों के गठन के 
लिए 31.68 करोड़ 
रुपये की वित्तीय 
स्वीकृति दी गई ह।ै

सहकारी बहुउद्देशीय 
यूनियन का नया 
प्ररांतीय नेतृत्व घोषित
जयपुर | राजस्थान बहुउद्देशीय 
सहकारी सोसायटी कर््मचारी 
यूनियन के प्ररांतीय नेतृत्व ने ट््ररे ड 
यूनियन एक्ट 1926 के तहत 
संगठन के सुचारू संचालन, 
सुदृढ़़ीकरण और अनुशासन 
के लिए नए पदाधिकारियोों की 
घोषणा की है। जारी आदेशानुसार 
नागौर के भंवरा राम को संरक्षक, 
बाड़मेर के श्रवण सिहं राठौड़ को 
प्रदेश महासचिव, श्रीगंगानगर 
के प्रगट सिहं को उपाध्यक्ष तथा 
अलवर के ओम प्रकाश शर्मा 
को प्रवक्ता मनोनीत किया गया 
है। यूनियन के महामंत्री देवेन्द्र 
कुमार सैदावत, प्रदेशाध्यक्ष 
हनुमानसिहं राजावत और प्रदेश 
संगठन मंत्री रमेशकुमार ढाका 
द्वारा सूची जारी होने से संगठन 
के त्रिस्तरीय ढाांचागत तंत्र को 
नई मजबूती मिलेगी। नेतृत्व ने 
नवनियुक्त पदाधिकारियोों से 
संगठन की गरिमा और अनुशासन 
का पालन करने की अपेक्षा 
की है। ये पदाधिकारी प्रदेशभर 
के व्यवस्थापकोों, सहायक 
व्यवस्थापकोों एवं सेल्समैनोों के 
अधिकारोों और हितोों की रक्षा के 
लिए समर््पपित भाव से कार््य करेेंगे। 
इस कदम से सहकारिता कर््ममियोों 
के अधिकारोों की रक्षा हेतु एक 
मजबूत मंच तैयार हुआ है, जिससे 
उनके मुद्ददों की त्वरित और प्रभावी 
पैरवी सुनिश्चित होगी।

महिला सशक्तिकरण को बढ़़ावा: महिला बहुउद्देशीय ग्राम 
सेवा सहकारी समितियोों क लिए वित्तीय स्वीकृति  जारी

विभाग का बड़़ा कदम: गबन पर होगी सख्त कार््रवाई..? 

राजस्थान मेें मिनी सहकारी बैैंकोों 
का होगा औचक निरीक्षण

जयपुर | राजस्थान के सहकारिता 
विभाग ने प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी 
समितियोों (पैक्स) और मिनी बैैंकोों मेें 
वित्तीय पारदर््शशिता लाने तथा गबन व 
धोखाधड़़ी पर रोक लगाने के लिए बड़़ा 
कदम उठाया है। सहकारिता विभाग के 
शासन सचिव एवं रजिस्ट् रार डॉ. समित 
शर्मा द्वारा जारी आदेशोों के अनुसार, 
वित्तीय वर््ष 2026-27 के लिए राज्य 
की सभी पैक्स समितियोों का अनिवार््य 
रूप से औचक निरीक्षण किया 
जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत ब्लॉक 
सहकारी निरीक्षक और संबंधित 
केें द्रीय सहकारी बैैंक के शाखा प्रबंधक 
की एक संयुक्त टीम का गठन किया 
गया है, जो हर महीने दो समितियोों का 
औचक निरीक्षण करेगी। निरीक्षण के 
लिए मुख्य रूप से उन समितियोों का 

चयन किया जाएगा जहााँ अधिकतम 
अमानतेें जमा हैैं। इस दौरान अमानत, 
विनियोग, ऋण वितरण और कुल 
वितरित ऋणोों के 10 प्रतिशत हिस्से 
का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। 
इसके साथ ही पैक्स कंप्यूटराइजेशन 
की अद्यतन स्थिति की रिपोर््ट भी तैयार 
की जाएगी। निरीक्षण अधिकारियोों 
को जाांच पूरी होने के तीन दिनोों के 
भीतर अपनी रिपोर््ट उप रजिस्ट् रार 
और प्रबंध निदेशक को सौौंपनी होगी। 
यदि निरीक्षण के दौरान कोई गंभीर 
अनियमितता या वित्तीय गड़बड़़ी 
पाई जाती है, तो राजस्थान सहकारी 
सोसायटी अधिनियम, 2001 के तहत 
तुरंत कड़़ी कानूनी कार््रवाई की जाएगी। 
व्यवस्था मेें पूर््ण पारदर््शशिता बनाए रखने 
और किसानोों के हितोों की रक्षा के लिए 
खण्डीय और राज्य स्तर पर इसकी 
नियमित मासिक समीक्षा की जाएगी।

जयपुर, राजस्थान सरकार के 
सहकारिता विभाग ने प्रदेश की महिला 
सशक्तीकरण की दिशा मेें एक बड़ा 
कदम उठाते हुए महिला बहुउद्देशीय 
ग्राम सेवा सहकारी समितियोों के 
लिए वित्तीय सहायता जारी की है। 
रजिस्ट् रार सहकारी समितियाां, डॉ. 
समित शर्मा द्वारा जारी आदेशानुसार, 
बजट घोषणा 2023-24 के 
क्रियान्वयन के तहत राज्य के विभिन्न 
जिलोों मेें कार््यरत महिला सहकारी 
समितियोों को हिस्सा राशि प्रदान 
करने की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। 
यह वित्तीय सहायता राज्य निधि के 
तहत स्वीकृत की गई है, जिसका 
उद्देश्य महिला सहकारी समितियोों के 
सृजन और उनके सुचारू संचालन 
को सुनिश्चित करना है। विभाग द्वारा 

सिरोही, झुंझुनूं, करौली, सवाई 
माधोपुर, अजमेर, जालौर और 
डीडवाना-कुचामन सहित प्रदेश के 
कई जिलोों की समितियोों को यह राशि 
आवंटित की गई है। जारी आदेश मेें 
स्पष्ट किया गया है कि संबंधित जिला 
केन्द्रीय सहकारी बैैंकोों के माध्यम से 

यह धनराशि सीधे समितियोों के बैैंक 
खातोों मेें हस्ततांतरित की जाएगी।​
विभाग ने इस वित्तीय सहायता के 
उपयोग को लेकर भी कड़े निर्देश 
जारी किए हैैं। नियमानुसार, संबंधित 
महिला समितियोों को यह हिस्सा 
राशि अपने खाते मेें प्राप्त होने के 

सात दिनोों के भीतर उपयोगिता 
प्रमाण पत्र विभागीय कार्यालय को 
अनिवार््य रूप से प्रस्तुत करना होगा। 
इस पहल से ग्रामीण अंचल मेें महिला 
सहकारी समितियोों की कार््यक्षमता 
बढ़ेगी और वे आर््थथिक रूप से 
अधिक स्वावलंबी बन सकेें गी। 

राज्य सहकारिता विभाग द्वारा जारी इस वित्तीय सहायता का लाभ 
प्रदेश के विभिन्न जिलोों की कुल 13 महिला बहुउद्देशीय ग्राम सेवा 
सहकारी समितियोों को मिलेगा। इनमेें सिरोही की दो समितियोों 
को 3-3 लाख रुपये की उच्च सहायता राशि स्वीकृत की गई है, 
जबकि अन्य जिलोों जैसे झुंझुनूं, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, 
जालौर , ब्यावर, और डीडवाना-कुचामन की ग्यारह समितियोों को 
1.50-1.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस 
आवंटन से ग्रामीण क्षेत्ररों मेें महिलाओ ंके नेतृत्व वाली इन सहकारी 
इकाइयोों को अपने दैनिक संचालन और गतिविधियोों के विस्तार के 
लिए आवश्यक पूंजी उपलब्ध हो सकेगी।

विभिन्न जिलोों की 13 समितियोों को मिलेगा लाभ

सहकारी आंदोलन को समर््पपित हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र (मारवाड़ आंचल से प्रकाशित)  

पृष्ठ @ 4  

संस्थापक 
स्मृतिशेष भगवानदास वैष्णव

सहकारिता का असली अर््थ 
संकट के समय किसान 
का संबल बनना है, न कि 
सूखे और बेहाली के बीच 
कागजी नीतियोों और वसूली 
के हंटर से उसका दम 
घोोंटना।.....
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चुनाव मेें अनापत्ति प्रमाण पत्र की बाध्यता 
से होगा सहकारी वसूली तंत्र का पुनरुत्थान

मीण अर््थव्यवस्था की 
आधारशिला तथा कृषक 

समुदाय के सर्ववांगीण अभ्युत्थान 
का मुख्य संवाहक सहकारिता तंत्र 
सम्प्रति गंभीर वित्तीय संकट और 
संस्थागत शिथिलता के दौर से गुजर 
रहा है। सहकारिता की अंतर््ननिहित 
भावना स्व-सहायता, पारस्परिक 
विश्वास और सामूहिक दायित्व पर 
आश्रित है, किंतु विगत कुछ दशकोों 
मेें अविवेकपूर््ण ऋण वितरण और 
तदपुराांत उसकी अकर््मण्य वसूली 
प्रक्रिया ने इस वृहद व्यवस्था की 
जड़ों को खोखला कर दिया है। 
अल्पकालीन एवं दीर््घकालीन दोनोों 
ही सहकारी साख ढाांचोों मेें करोड़ों-
अरबोों रुपये की अवधिपार राशि 
(ओवरड्यू लोन्स) तथा गैर-निष्पादित 
परिसंपत्तियाां (एनपीए) फंसी हुई हैैं। 
प्राथमिक कृषि ऋणदात्री समितियोों 
(पैक्स/लैम्पस) और जिला केें द्रीय 
सहकारी बैैंकोों से लेकर अपैक्स 
बैैंक (राजस्थान राज्य सहकारी 
बैैंक) तक फैली अल्पकालीन साख 
व्यवस्था हो, अथवा प्राथमिक भूमि 
विकास बैैंकोों (पीएलडीबी) और 
शीर््ष स्तर पर स्थित राजस्थान राज्य 
भूमि विकास बैैंक (एसएलडीबी) का 
दीर््घकालीन ढाांचा—सभी संस्थाएं 
तरलता के अभूतपूर््व संकट से जूझ 
रही हैैं। विडंबना यह है कि सहकारिता 
अधिनियम के अंतर््गत एनपीए व 
अवधिपार ऋणोों की वसूली हेतु विधि 
सम्मत कुर्की एवं नीलामी प्रक्रियाओ ं
पर सरकार की ओर से अघोषित 
रोक लगी हुई है। इस अकर््मण्यता ने 
बैैंकोों की वित्तीय तरलता को सुखा

 

दिया है और ईमानदार व कर््तव्यनिष्ठ 
कृषकोों के अधिकारोों पर प्रत्यक्ष प्रहार 
किया है। इस दषु््चक्र के मूल मेें वह 
प्रशासनिक तथा राजनीतिक रसूख 
है, जिसका उपयोग करके कतिपय 
डिफॉल्टर व ऋण-व्यतिक्रमी तत्व 
संस्थागत देनदारियोों को धत्ता 
बताते हुए लोकताांत्रिक संस्थाओ ं
के सर्वोच्च शिखरोों पर आसीन हो 
जाते हैैं। लोकताांत्रिक प्रणाली मेें 
जनप्रतिनिधियोों से नैतिक सत्यनिष्ठा, 
वित्तीय शुचिता और अनुकरणीय 
आचरण की अपेक्षा की जाती है। यह 
अत्यंत विडंबनापूर््ण एवं चितंाजनक 
स्थिति है कि जो व्यक्ति स्वयं किसी 
सार््वजनिक अथवा सहकारी वित्तीय 
संस्था का बकायेदार हो, वह 
व्यवस्था की छिद्रान्वेषी त्रुटियोों का 
लाभ उठाकर पंचायतीराज अथवा 
नगरीय निकायोों का चुनाव लड़ने के 
लिए पूरी तरह अर््ह मान लिया जाता 
है। विजयोपराांत यही जनसेवक 
अपने पद, प्रभाव और राजनीतिक 
संरक्षण का दरुुपयोग करके ऋण 
वसूली की विधिवत प्रक्रियाओ ं मेें 
व्यवधान उत्पन्न करते हैैं, जिससे 

प्रशासनिक तंत्र भी असहाय प्रतीत 
होने लगता है। इस व्यवस्थागत 
विसंगति के निवारण हेतु राज्य 
सरकार एवं निर्वाचन आयोग के 
समक्ष त्रिस्तरीय अल्पकालीन 
सहकारिता संरचना (ग्राम सेवा 
सहकारी समितियोों, जिला केें द्रीय 
सहकारी बैैंकोों, अपैक्स बैैंक) तथा 
दीर््घकालीन संरचना (प्राथमिक भूमि 
विकास बैैंकोों - पीएलडीबी और राज्य 
भूमि विकास बैैंक - एसएलडीबी) 
के बकायेदार प्रत्याशियोों के लिए 
चुनाव नामाांकन के समय ‘अनापत्ति 
प्रमाण पत्र’ (नो-ड्यूज) प्रस्तुत करना 
अनिवार््य करने की माांग एक दरूगामी 
एवं युगाांतरकारी साांस्थानिक सुधार 
का संकेत देती है। जब शासन तंत्र 
द्वारा नागरिक सुविधाओ,ं स्थानीय 
करोों अथवा अन्य शासकीय विभागोों 
के बकाये की वसूली हेतु अनापत्ति 
प्रमाण पत्र की अनिवार््यता स्थापित 
की जा सकती है, तो फिर ग्रामीण 
अर््थव्यवस्था के प्राणतत्व सहकारिता 
क्षेत्र को इस साांविधिक परिधि से 
पृथक रखना सर््वथा अनुचित एवं 
तर््क हीन है। चुनाव नियमोों मेें इस 

मूलभूत संशोधन के समावेशन से 
न केवल ऋणोों की स्वतः, सुगम और 
शीघ्र वसूली का मार््ग प्रशस्त होगा, 
अपितु वित्तीय अराजकता फैलाने 
वाले तत्ववों पर स्वतः ही शिकंजा 
कस जाएगा। इससे बैैंकोों की गैर-
निष्पादित परिसंपत्तियोों (एनपीए) 
मेें अभूतपूर््व सुधारात्मक परिवर््तन 
दृष्टिगोचर होगा, जिससे बैैंकोों की 
वित्तीय सेहत पुनः सुदृढ़ हो सकेगी। 
परिणामतः, वित्तीय रूप से सुदृढ़ 
सहकारिता तंत्र का वास्तविक और 
प्रत्यक्ष लाभ उन प्रामाणिक, निष्ठावान 
एवं समय पर ऋण चुकता करने 
वाले कृषकोों को प्राप्त हो सकेगा 
जो वास्तव मेें राज्य के “सहकार से 
समृद्धि” और “ऋण मुक्त किसान” के 
व्यापक संकल्पपों के सच्चे संवाहक 
हैैं।संक्षेप मेें, चुनाव नियमोों मेें नो-
ड्यूज प्रमाण पत्र की अनिवार््यता का 
यह क्ररांतिकारी कदम केवल एक 
प्रशासनिक वसूली का साधन मात्र 
नहीीं है, अपितु यह चुनावी राजनीति मेें 
वित्तीय शुचिता, नैतिक उत्तरदायित्व 
और लोकताांत्रिक मर्यादाओ ं की 
पुनर्स्थापना का अनुपम प्रयास है। 
सहकारिता की मूल आत्मा को 
अक्षुण्ण रखने और ग्रामीण वित्तीय 
तंत्र को धाराशायी होने से बचाने के 
लिए शासन-प्रशासन को राजनीतिक 
इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए इस 
प्रस्ताव को अविलंब अमलीजामा 
पहनाना चाहिए, ताकि जनसेवा 
के पवित्र मंच का उपयोग कोई भी 
बकायेदार अपनी देनदारियोों से 
पलायन करने के लिए न कर सके।

(यह लेखक के अपने विचार हैैं)

सहकारी बैैंकोों के बकाया ऋणोों की 
वसूली, वित्तीय तरलता और एनपीए 
मेें सुधार के लिए स्थानीय चुनावोों मेें 
प्रत्याशियोों हेतु ‘नो-ड्यूज’ प्रमाण पत्र 
अनिवार््य करना आवश्यक है। इससे 
डिफाल्टरोों पर लगाम लगेगी, चुनावी 
शुचिता बढ़़ेगी तथा ईमानदार ग्राहकोों 

एवं किसानोों को लाभ मिलेगा।

सूरजभान सिहं आमेरा
सहकार नेता

सूखे खेत, टूटा किसान 
और सहकारिता का 
कर््ज वसूली फरमान

वन की विदा के साथ ही रेगिस्तानी बयार ने राजस्थान के 
माथे पर चिंता की ऐसी लकीरेें खीचं दी हैैं जो इतिहास के 

पन््नोों  मेें दर््ज भीषण अकालो ंकी याद दिलाती हैैं । मेवाड़ से लेकर 
मारवाड़ के रणबांकुरे इलाको ंतक मानसून इस बार पूरी तरह बेवफा 
साबित हुआ है । पाली, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर और उदयपुर जैसे 
जिलो ंमेें सामान्य से चालीस से पचपन प्रतिशत तक कम बारिश दर््ज 
की गई है । खेतो ंमेें लहलहाने वाली खरीफ फसलेें अंकुर फूटते ही 
दम तोड़ चुकी हैैं, जमीन पर गहरी दरारेें पड़ चुकी हैैं और कंठ तरसाने 
के लिए पानी तक मयस्सर नही ंहै । लेकिन इस भयावह मानवीय 
संकट के बीच प्रदेश की व्यवस्था और प्रशासनिक प्राथमिकताओ ं
पर एक बड़़ा, तीखा और गंभीर सवालिया निशान खड़़ा होता ह ैकि 
क्या राजस्थान का कृषि और सहकारिता तंत्र सिर््फ  कागजी दावो ं
और हाई-टेक जुमलो ंकी प्रयोगशाला बनकर रह गया है । एक तरफ 
मारवाड़ का किसान आसमान की तरफ टकटकी लगाए बैठा ह ैऔर 
उसके सामने पशुओ ंके चारे व खुद के जीवन का संकट खड़़ा ह,ै 
वही ंदूसरी तरफ सियासी गलियारो ंमेें केवल नगरीय निकाय चुनावो ं
की बिसात बिछाई जा रही है । जनता त्राहि-त्राहि कर रही ह,ै मगर 
सत्ता और विपक्ष दोनो ंको ही जनहित के इस महासंकट से ज्यादा 
अपनी राजनीतिक जमीन की चिंता है । इस दोहरी मार के बीच 
सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार कार््ययालय ने पैक्स स्तर पर अवधिपार 
अल्पकालीन ऋणो ंकी शत-प्रतिशत वसूली के लिए मानक संचालन 
प्रक्रिया का फरमान जारी कर दिया है । मारवाड़ प््राांत के जालोर जैसे 
जिले मेें सहकारी बैैंक का एनपीए और ओवरड्यू का ग्राफ सौ करोड़ 
रुपये के पार पहुुंच चुका ह ै। सवाल यह उठता ह ैकि जिस किसान के 
खेत मेें एक दाना तक नही ंउपजा, उससे इस सूखे मेें किस नैतिकता के 
आधार पर वसूली का हटंर चलाया जा रहा है । मारवाड़ क्षेत्र मेें स्थिति 
विस्फोटक हो चुकी ह,ै जहां किसानो ंने महगंे दामो ंपर बीज खरीदकर, 
ट््ररैक्टरो ंसे जुताई कर और कर््ज लेकर बाजरा, मूं ग, तिल, ग्वार और 
मूं गफली की बुवाई की थी । शुरुआत मेें फसलेें हरी-भरी थी,ं लेकिन 
लंबी अवधि से बारिश न होने के कारण बाजरा पीला पड़कर सूख 
चुका ह ैऔर डीजल, बीज व मजदूरी के दाम आसमान छूने से खेती 
की लागत कई गुना बढ़ चुकी है । किसानो ंने बैैंको ंऔर साहूकारो ंसे 
कर््ज लिया ह ैऔर अब फसलेें नष्ट होने के बाद न केवल लागत डूब गई 
ह,ै बल्कि सिर पर भारी कर््ज का पहाड़ और पशुधन के लिए चारे-पानी 
का अकाल खड़़ा हो गया है । किसान संगठन लगातार फसल खराबे 
के विशेष गिरदावरी सर्वे और आर््थथिक मदद की गुहार लगा रह ेहैैं, 
लेकिन शासन-प्रशासन के कानो ंपर जूं  तक नही ंरेेंग रही है । वर््तमान 
मेें प्रदेश की सत्तारूढ़ सरकार अपनी पीठ थपथपाते हुए डिजिटल 
उर््वरक वितरण की नीति लेकर आई ह ैजिसके तहत किसानो ंको खाद 
का कट्टा केवल ऑनलाइन बुकिग के जरिए मिलने का दावा किया 
जा रहा ह ैऔर कृषि विभाग के नुमाइंदे अपनी इस पूरी प्रशासनिक 
मशीनरी को डिजिटल पारदर््शशिता का ढिंढोरा पीटने मेें झोकं चुके हैैं । 
लेकिन क्या किसी ने यह समीक्षा करने की जहमत उठाई कि धरातल 
पर ऐसी नीतियां कितनी खोखली साबित होती हैैं क््योोंकि इतिहास 
गवाह ह ैकि ठीक ऐसी ही एक नीति अपेक्स बैैंक द्वारा वर््ष 2019 मेें 
एफआईजी पोर््टल के माध्यम से लाई गई थी । उस समय भी कागजी 
दावो ंऔर तकनीकी चकाचौधं के बीच जालोर जैसे जिलो ंमेें अंधाधंुध 
ऋण बांटे गए और परिणाम यह निकला कि उस नीति के लागू होने से 
लेकर आज तक हजारो ंकिसान कागजी जाल मेें फंसकर ऋण राशि 
चुकाने मेें असमर््थ हो गए और आज वे अवधिपार की श्रेणी मेें खड़़े 
हैैं । डिजिटल पोर््टलो ंऔर एप्स की यह संस्कृति  मारवाड़ के गरीब और 
मौसम की मार झेल रह ेकिसानो ंके लिए राहत कम और एक नया 
फंदा ज्यादा साबित हुई ह ैजिससे आंकड़़े तो सुधर जाते हैैं लेकिन बैैंको ं
के एनपीए और किसानो ंके गले की फांस लगातार बढ़ती जाती है । 
सवाल यह ह ैकि अकाल के मुहाने पर खड़़े मारवाड़ मेें जब अन्नदाता 
का एक-एक दाना जल चुका ह,ै तब सहकारिता विभाग किस कानूनी 
और मानवीय अधिकार के तहत वसूली का हटंर चला रहा ह ैऔर 
क्या वर््ष 2019 के पोर््टल से लेकर आज के डिजिटल खाद वितरण 
तक कृषि और सहकारिता विभाग की नीतियां सिर््फ  कागजी आंकड़़ोों  
की बाजीगरी बनकर रह गई हैैं, जिनका धरातल की सच्चाइयो ंऔर 
सूखे से कोई लेना-देना नही ंहै । क्या सरकार सूखे की इस विभीषिका 
को राज्य आपदा मानकर किसानो ंके संपूर््ण ऋण माफ करने और 
वसूली पर तुरंत रोक लगाने का साहस जुटाएगी, या फिर मारवाड़ का 
किसान इन डिजिटल पोर््टलो ंऔर प्रशासनिक उदासीनता की भेेंट 
चढ़ता रहगेा?

सहकारी सशक्तिकरण की मिसाल: भाणा समिति 
का सात दशकोों का सफर और गौरवमयी उपलब्धि

राजसमंद | राजस्थान के राजसमंद 
जिले की पंचायत समिति राजसमंद 
स्थित ‘भाणा बहुद्देशीय प्राथमिक 
ग्राम सेवा सहकारी समिति’ ग्रामीण 
अर््थव्यवस्था के सुदृढ़़ीकरण का 
एक उत्कृष्ट  उदाहरण बनकर उभरी 
है। 17 फरवरी 1953 को स्थापित 
यह संस्था पिछले सात दशकोों से 
भी अधिक समय से अपने सेवा 
क्षेत्र के छह गाांवोों के निवासियोों 
के लिए एक मजबूत स्तंभ बनी 
हुई है। समिति की इस निरंतर 
प्रगति ने न केवल स्थानीय स्तर पर 
पहचान बनाई है, बल्कि हाल ही मेें 
भाणा समिति ने पूरे राजस्थान मेें 
राजसमंद का नाम रोशन करते हुए 
सहकारिता मंत्रालय के पाांच वर््ष 
पूर््ण होने के उपलक्ष्य मेें आयोजित 
सहकार सप्ताह के दौरान राज्य 
स्तरीय कृषक सम्मान हासिल 
किया है। जयपुर मेें आयोजित इस 

भव्य राज्य स्तरीय कृषक सम्मान 
दिवस समारोह मेें समिति को उत्कृष्ट  
कृषि, सहकारिता, पारदर््शशिता और 
सामुदायिक विकास के क्षेत्र मेें 
उनके उल्लेखनीय कार्ययों के लिए 
सम्मानित किया गया। यह सम्मान 
न केवल समिति के लिए, बल्कि 
राजसमंद जिले के हर किसान 

और सहकारिता से जुड़़े प्रत्येक 
व्यक्ति के लिए अत्यंत गर््व का 
विषय है। ​वर््तमान कार््य-परिदृश्य 
मेें यह समिति त्रिस्तरीय ढाांचागत 
तंत्र के अनुरूप काम करते हुए 
अत्याधुनिक सेवाओ ं का लाभ 
ग्रामीणोों तक पहंुचा रही है। 858 
सक्रिय सदस्ययों वाली इस संस्था 

ने वित्तीय समावेशन की दिशा मेें 
सराहनीय कार््य किया है। समिति न 
केवल लघु अवधि के फसल ऋण 
प्रदान कर रही है, बल्कि एक मिनी 
बैैंक के रूप मेें भी कार््य कर रही है, 
जहाां 3600 से अधिक खातोों के 
माध्यम से करोड़ों का लेनदेन हो 
रहा है। इसके अलावा, उर््वरक और 

बीज वितरण, पी.डी.एस., कस्टम 
हायरिगं सेेंटर और सी.एस.सी. 
जैसी सेवाओ ंके माध्यम से ग्रामीणोों 
के दैनिक जीवन को आसान बनाया 
गया है। ​इस गौरवमयी उपलब्धि 
और पूरी सफलता के पीछे समिति 
के अध्यक्ष किशन लाल कुमावत, 
व्यवस्थापक पन्नादास वैष्णव और 

पूरे बोर््ड ऑफ डायरेक्टर््स सहित 
पूरी टीम की वर्षषों की मेहनत और 
समर््पण है। 22 सितंबर 2022 
को निर्वाचित बोर््ड शामिल हैैं, के 
मार््गदर््शन मेें संस्था निरंतर नई 
ऊंचाइयाां छू रही है। समिति की 
वित्तीय स्थिति भी अत्यंत सुदृढ़ 
है और वर््ष 2022-23 से 2024-

25 तक लगातार मुनाफा कमाते 
हुए इसका संचित लाभ 277 
लाख रुपये के पार पहंुच गया 
है। भाणा समिति आज न केवल 
स्थानीय किसानोों का सहारा है, 
बल्कि राजस्थान के सहकारी 
आंदोलन के लिए एक प्रेरक मॉडल 
के रूप मेें स्थापित हो चुकी है। 

राजसमंद की भाणा सहकारी समिति को उत्कृष्ट  कार्ययों के लिए राज्य स्तरीय 
कृषक सम्मान मिला है। अध्यक्ष किशन लाल कुमावत व व्यवस्थापक 
पन्नादास वैष्णव के नेतृत्व मेें यह समिति ग्रामीण विकास की मिसाल बनी है। 

​भाणा सहकारी समिति द्वारा संचालित मिनी बैैंक स्थानीय ग्रामीणोों 
के लिए वरदान साबित हो रहा है। बड़़े बैैंकोों की जटिलताओ ंसे दूर, 
यह मिनी बैैंक ग्रामीणोों को उनके ही गांव मेें बचत, फिक्स्ड डिपॉजिट 
और ऋण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। वर््तमान मेें इस मिनी 

बैैंक मेें 3684 खाते धारक हैैं, जिनकी कुल 
जमा राशि 1545.94 लाख रुपये तक पहुुंच 
गई है। संस्था ने इन जमाओ ंको सुरक्षित 
और लाभकारी निवेश के माध्यम से सुरक्षित 
भी किया है। यह बैैंकिग ढांचा ग्रामीणोों की 
बचत को औपचारिक अर््थव्यवस्था से जोड़ने 
और उन्हहें समय पर आर््थथिक मदद दिलाने मेें 
महत्वपूर््ण भूमिका निभा रहा है, जिससे उन्हहें 

साहूकारोों के चंगुल से मुक्ति मिली है। 

​किसानोों के जीवन को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से समिति 
ने कस्टम हायरिगं सेेंटर की स्थापना की है, जो छोट े और 
सीमाांत किसानोों के लिए किसी बड़़े वरदान से कम नहीीं 
है। अब तक 403 किसान इस सेेंटर के माध्यम से ट््र रैक्टर 
और अन्य आधुनिक कृषि उपकरणोों का लाभ उठा चुके 
हैैं। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केें द्र (पी.
एम.के.एस.के.) के माध्यम से समिति ने उर््वरकोों और बीजोों 
की निर्बाध आपूर््तति सुनिश्चित की है। खाद-बीज व्यवसाय का 
वार््षषिक टर््नओवर 45.73 लाख रुपये से अधिक है, जो दर्शाता 
है कि किसान समिति पर पूरा भरोसा करते हैैं। कृषि तकनीक 
और सामग्री तक आसान पहंुच ने क्षेत्र मेें खेती की उत्पादकता 
और किसानोों की आय बढ़़ाने मेें अहम योगदान दिया है।

सात दशकोों का स्वर््णणिम सफर

बदली ग्रामीण बैैंकिंग की तस्वीरकृषि यंत्रीकरण और आधुनिक 
सेवा से किसानोों को संबल

लाख रुपये 
के पार पहंुचा 

समिति का संचित लाभ 
खातेदारोों के 
साथ मिनी बैैंक 

मेें 1545.94 लाख रुपये 
की जमा राशि  

किसान ले चुके 
हैैं कस्टम हायरिगं 

सेेंटर से कृषि उपकरणोों 
का लाभ

पैक्स स्तर पर अवधिपार ऋणोों की वसूली के लिए नई 
एसओपी जारी, मॉनिटरिगं सेल करेगी निगरानी

सहकारिता विभाग ने पैक्स स्तर पर बढ़ते अवधिपार ऋणोों की वसूली के लिए सख्त एसओपी जारी की

जयपुर| सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार 
ने पैक्स (प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी 
समितियाां) स्तर पर वितरित अल्पकालीन 
फसली ऋणोों की समय पर अदायगी न होने 
और लगातार बढ़ते अवधिपार (ओवरड्यू) 
ऋणोों की समस्या से कड़़ाई से निपटने के लिए 
एक नई और सख्त मानक संचालन प्रक्रिया 
(एसओपी) जारी की है। कार्यालय रजिस्ट् रार, 
सहकारी समितियााँ द्वारा जारी इन निर्देशोों का 
उद्देश्य सहकारी बैैंकोों और पैक्स के वित्तीय 
स्वास्थ्य को सुधारना तथा ऋण वसूली प्रक्रिया 
को पूरी तरह पारदर्शी और प्रभावी बनाना 
है।नई व्यवस्था के तहत अब पैक्स स्तर पर 
सभी अवधिपार ऋणियोों की ग्रामवार और 
अद्यतन सूचियाां तैयार कर समिति कार्यालय के 
नोटिस बोर््ड पर प्रदर््शशित की जाएंगी। ऋणोों को 
1, 3, 5 और 10 वर््ष जैसी समयावधि के स्लैब मेें 
बाांटा जाएगा, ताकि सबसे पुराने बकाएदारोों से 
वसूली को प्राथमिकता दी जा सके। इसके 
अलावा, प्रत्येक ऋणी के वर््तमान पते और 
मोबाइल नंबर का भौतिक सत्यापन अनिवार््य

 

किया गया है। पारदर््शशिता बढ़़ाने के उद्देश्य से 
समिति भवन पर एकमुश्त समझौता योजना 
(ओटीएस) से संबंधित बैनर और बोर््ड लगाने
के निर्देश भी दिए गए हैैं। विभाग के नए दिशा-
निर्देशोों के अनुसार, प्रत्येक डिफाल्टर को 
निर्धारित प्रारूप मेें पूर््ण विवरण के साथ वसूली 
नोटिस जारी किया जाएगा, जिसकी तामीली 
मोबाइल, व्यक्तिगत या डाक के जरिए 
सुनिश्चित की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया 
का लेखा-जोखा रखने के लिए हर पैक्स 
मेें एक अलग वसूली कार््यवाही रजिस्टर 
संधारित करना होगा। ऋणोों की वसूली 

मेें तेजी लाने के लिए व्यक्तिगत मुलाकातोों 
और परिजनोों के माध्यम से समझाइश के 
प्रयास भी किए जाएंगे। इस पूरी मुहिम की 
प्रभावी मॉनिटरिगं के लिए जिला केन्द्रीय

 

सहकारी बैैंकोों, जिला उप रजिस्ट् रार कार्यालयोों 
और एपेक्स बैैंक स्तर पर विशेष मॉनिटरिगं 
सेल गठित कर नियमित समीक्षा बैठकेें  
आयोजित करने का प्रावधान किया गया है। 

- पन्नादास वैष्णव व्यवस्थापक, भाणा जीएसएस

​नई प्रक्रिया के तहत प्रत्येक अवधिपार ऋणी को विधिवत वसूली पत्र भेजना 
अनिवार््य किया गया है जिसकी तामीली मोबाइल, डाक या व्यक्तिगत माध्यम से 
कराई जाएगी। पैक्स स्तर पर एक अलग वसूली रजिस्टर बनेगा जिसमेें नोटिस भेजने 
से लेकर ऋणी से संपर््क  और मिलने वाली राशि का पूरा ब्योरा दर््ज होगा। केन्द्रीय 
सहकारी बैैंकोों और उप रजिस्ट् रार कार्यालयोों मेें विशेष मॉनिटरिगं सेल बनाकर इस 
पूरी वसूली प्रक्रिया की कड़़ी निगरानी की जाएगी।

नोटिस तामीली से लेकर रजिस्टर संधारण तक होगी सख्त निगरानी 

अवधिपार ऋणोों की होगी ग्रामवार सूची चस्पा,
पुराने बकाएदार रहेेंगे प्राथमिकता मेें सहकारिता विभाग की नई एसओपी के तहत अब हर पैक्स 
कार्यालय मेें अवधिपार ऋणोों की ग्रामवार सूचियाां सार््वजनिक रूप से प्रदर््शशित की जाएंगी। इन 
सूचियोों मेें ऋण राशि, ब्याज, स्वीकृति तिथि और डिफाल्टर होने का समय स्पष्ट रूप से दर््ज होगा। 1 
से 10 साल तक पुराने बकाएदारोों को अलग श्रेणियोों मेें बाांटकर अत्यंत पुराने ऋणोों की वसूली को 
सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि समितियोों का अटका हुआ धन समय पर वापस आ सके। 
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सिरोही। सेन्टट्र ल को-ऑपरेटिव बैैंक 
सिरोही की 69वीीं साधारण सभा का 
आयोजन स्थानीय स्तर पर संपन्न 
हुआ। बैैंक के प्रशासक एवं जिला 
कलेक्टर की अध्यक्षता मेें आयोजित 
इस महत्वपूर््ण बैठक मेें वर््ष 2025-
26 की वित्तीय उपलब्धियोों और 
भविष्य की कार््ययोजनाओ ंपर विस्तार 
से मंथन किया गया। कार््यक्रम की 
शुरुआत पैक्स ङबानी के अध्यक्ष 
सुल्तानसिहं देवड़़ा द्वारा दीप प्रज्ज्वलन 
के साथ हुई।बैठक के दौरान बैैंक के 
प्रशासक ने सभी हिस्साधारक सदस्ययों 
का स्वागत करते हुए वित्त वर््ष 2025-
26 की प्रगति रिपोर््ट सदन के समक्ष 
रखी। बैैंक के प्रबंध निदेशक पुनााराम 
चोयल ने एजेेंडावार कार््यवाही का 
संचालन करते हुए वित्तीय लेखोों 
का विवरण प्रस्तुत किया। सदन मेें 
उपस्थित सदस्ययों ने बैैंक द्वारा अर््जजित 
की गई वित्तीय उपलब्धियोों और 
कार््यप्रणाली पर गहरा संतोष व्यक्त 
किया। इस अवसर पर सहकारिता 
आंदोलन को मजबूती देने और बैैंकिग 
अधिनियमोों की पालना सुनिश्चित करने 
के लिए उपस्थित सदस्ययों को विस्तृत 
जानकारी प्रदान की गई।बैठक मेें 
केवल वित्तीय आंकड़ों पर ही चर्चा नहीीं 
हुई, बल्कि जिले के किसानोों से जुड़़े 
जमीनी मुद्ददों को भी प्रमुखता से उठाया 
गया। उपस्थित अध्यक्षगणोों ने माांग 
रखी कि आगामी फसल सीजन को 
देखते हुए किसानोों को पर्याप्त मात्रा मेें 
खाद और बीज का वितरण सुनिश्चित 
किया जाए। इसके अतिरिक्त, भारतीय

कृषि  बीमा कंपनी के प्रतिनिधियोों 
को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जिले 
के अधिकतम पात्र किसानोों के बीमा 
क्लेम का निस्तारण प्राथमिकता के 
आधार पर किया जाए, ताकि उन्हहें 
फसल खराबे के आर््थथिक नुकसान 
से बचाया जा सके।नवीन गठित 
सहकारी समितियोों के सुदृढ़़ीकरण 
पर भी विशेष जोर दिया गया। प्रबंध 
तंत्र से आग्रह किया गया कि नई 
समितियोों के लिए गोदाम निर्माण और 
कार्यालय भवन हेतु भूमि आवंटन की

प्रक्रिया को गति दी जाए। बैठक के 
समापन पर सहकारिता विभाग जयपुर 
की संयुक्त रजिस्ट्रा र प्रथम ज्योति 
गुप्ता, निरीक्षक मल्लिका त्रिवेदी, उप 
रजिस्ट्रा र हरिराम पूनिया और बैैंक 
के समस्त स्टाफ की उपस्थिति मेें 
सभी का आभार व्यक्त किया गया। 
इस सभा ने एक ओर जहााँ बैैंक की 
पारदर्शी कार््यशैली को रेखाांकित 
किया, वहीीं दसूरी ओर भविष्य मेें 
सहकारी तंत्र को और अधिक किसान-
हितैषी बनाने का संकल्प भी लिया। 

हार््ददिक बधाई एवं शुभकामनाएँ
सहकारिता जगत को गौरवान्वित करने वाली नियुक्ति 

श्री श्रवण सिहं जी राठौड़श्री श्रवण सिहं जी राठौड़
(मुख्य कार््यकारी व्यवस्थापक, नागदड़ा ग्राम सेवा 

सहकारी समिति लि. नागदड़ा, जिला बाड़मेर)

राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी 
सोसायटी कर््मचारी यूनियन के

पद पर मनोनीत होने पर आपको 
अनन्त बधाईयााँ !

प्रदेश महासचिव

कर््मचारियोों के अधिकारोों और संगठन की एकता के 
प्रति आपकी निष्ठा ही हमारी असली ताकत है।

:::::::: शुभेच्छु  :::::::::

समस्त व्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक, सेल्समैन एवं कंप्यूटर ऑपरेटर
ग्राम सेवा सहकारी समितियााँ - जिला बाड़मेर एवं बालोतरा

सिरोही सीसीबी की 69वीीं साधारण सभा: किसानोों को पर्याप्त खाद-
बीज और बीमा क्लेम दिलाने पर जोर, उत्कृ ष्ट कार््य करने वाले सम्मानित

उत्कृ ष्ट कार््य करने वाले सम्मानित
बैैंक द्वारा वर््ष 2025-26 मेें उत्कृ ष्ट प्रदर््शन करने वाले सहकर््ममियोों और समितियोों 
को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस श्रेणी मेें मोहब्बतनगर, ङबानी एवं 
कोदरला ग्राम सेवा सहकारी समितियोों के अध्यक्षषों और व्यवस्थापकोों को उनके 
सराहनीय कार््य के लिए प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह भेेंट किए गए। इसके अलावा, 
बैैंक के व्यक्तिगत हित मेें उत्कृ ष्ट सेवाएं देने वाले श्री अविनाश अग्रवाल और श्री 
मयंक कुमार शर्मा को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। प्रशासक महोदय 
ने इन सभी को भविष्य मेें भी इसी निष्ठा और समर््पण के साथ कार््य करने के 
लिए प्रेरित किया। इस सम्मान समारोह का उद्देश्य अन्य समितियोों और कर््ममियोों 
के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़़ावा देना है, ताकि सहकारी सेवाओ ंकी 
गुणवत्ता मेें निरंतर सुधार लाया जा सके। बैठक मेें उपस्थित गणमान्य अतिथियोों 
ने सम्मानित होने वाले सभी प्रतिभागियोों की प्रशंसा की। 

साधारण सभा मेें सबसे 
प्रमुख मांग किसानोों को 
समय पर कृषि इनपुट 
उपलब्ध कराने की रही। 
उपस्थित अध्यक्षषों ने एकमत 
होकर प्रशासक से आग्रह 
किया कि किसानोों की 
फसलेें  प्रभावित न होों, इसके 
लिए खाद और बीज का 
पर््ययाप्त भंडारण और वितरण 
समय रहते सुनिश्चित किया 
जाए। साथ ही, कृषि बीमा 
के मामलोों पर चिंता व्यक्त 
करते हुए भारतीय कृषि 
बीमा कंपनी के प्रतिनिधियोों 
को सख्त निर्देश दिए गए। 
बैठक मेें कहा गया कि 
क्लेम प्रक्रिया को जटिल 
बनाने के बजाय उसे सरल 
बनाया जाए ताकि जिले 
का कोई भी किसान अपने 
हक से वंचित न रहे। जिला 
कलेक्टर ने भी इन सुझावोों 
का समर््थन करते हुए 
संबंधित अधिकारियोों को 
निर्देशित किया कि बीमा 
क्लेम की पेेंडेेंसी को समाप्त 
कर किसानोों को त्वरित 
लाभ पहुुँचाया जाए। यह 
पहल जिले के कृषि क्षेत्र के 
लिए काफी सकारात्मक 
मानी जा रही है।

बीमा क्लेम और 
कृषि संसाधनोों की 
उपलब्धता पर जोर

ऊङ ग्राम सेवा सहकारी समिति की 67वीीं वार््षषिक आमसभा 
संपन्न: पैक्स कम्प्यूटराईजेशन से सहकारिता मेें आई पारदर््शशिता

सिरोही | केन्द्रीय सहकारी बैैंक 
कार््यक्षेत्र की अ श्रेणी मेें चयनित 
ऊङ ग्राम सेवा सहकारी समिति की 
67वीीं वार््षषिक आमसभा समिति के 
अध्यक्ष आनंदसिहं की अध्यक्षता मेें 
उत्साहपूर््वक सम्पन्न हुई। इस महत्वपूर््ण 
बैठक मेें समिति क्षेत्र के जागरूक 
कृष क सदस्ययों के साथ-साथ कृषि  
पर््यवेक्षक पायल टाांक तथा इफको के 
एस.एफ.ए. राहुल गौरा ने विशेष रूप 
से भाग लिया।​ बैठक के दौरान समिति 
के व्यवस्थापक रमेशकुमार मेघवाल 
ने वित्तीय वर््ष 2025-26 की ऑडिट 
रिपोर््ट, लाभ-हानि खाता, व्यापार 
खाता, संतुलन चित्र और तलपट से 
जुड़़े सभी वित्तीय विवरण सदस्ययों के 
समक्ष प्रस्तुत किए, जिन्हहें उपस्थित

 

सदस्ययों द्वारा सर््वसम्मति से अनुमोदित 
किया गया। यह बेहद हर््ष का विषय 
रहा कि समिति ने इस वित्तीय वर््ष के 
दौरान 19.81 लाख रुपये का शानदार 
शुद्ध लाभ अर््जजित किया है, जिसके 
आधार पर बैठक मेें लाभाांश वितरण 
का प्रस्ताव भी पारित किया गया। 
सहकारी आंदोलन के त्रिस्तरीय ढाांचे

 

मेें पैक्स सबसे छोटी, लेकिन ग्रामीण 
अर््थव्यवस्था और किसानोों के लिए 
सबसे मजबूत और बुनियादी इकाई 
है। अतीत मेें इन समितियोों का दायरा 
सीमित था, लेकिन वर््तमान कार््य-
परिदृश्य मेें पैक्स कम्प्यूटराईजेशन 
योजना के माध्यम से इनमेें क्ररांतिकारी 
बदलाव आया है। आज इन समितियोों 

को ई-पैक्स के रूप मेें नई पहचान मिल 
चुकी है, जिससे खाद-बीज के वितरण 
और ऋण संबंधी सभी कार््य पूरी तरह 
डिजिटल, पारदर्शी और तेज गति से 
हो रहे हैैं।कार््यक्रम के अंतिम चरण मेें 
सहकार सप्ताह के दौरान वित्तीय वर््ष 
मेें अपने उत्कृ ष्ट कार्ययों और सराहनीय 
सेवाओ ंके लिए समिति के व्यवस्थापक 
रमेश कुमार को जिला स्तरीय कृष क 
सम्मान समारोह मेें सम्मानित किए 
जाने का विशेष उल्लेख किया गया, 
जिसने सभी का मान बढ़़ाया। इसके 
बाद समिति के संचालक मंडल के 
सदस्यगण, हितधारक, अंशधारक, 
सहायक व्यवस्थापक भरत कुमार 
सहित क्षेत्र के तमाम किसानोों की 
उपस्थिति मेें अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद 
ज्ञापित करते हुए सभा के विसर््जन की 
घोषणा की गई।

पैक्स के कारोबार के आधार पर तय होगी 
मॉडल एचआर नीति और कर््मचारियोों की संख्या
नई दिल्ली। पैक्स के सफल कम्प्यूटरीकरण 
के पश्चात सहकारिता मंत्रालय ने प्राथमिक 
कृषि ऋण समितियोों, बड़़े क्षेत्र बहुउद्देशीय 
समितियोों और किसान सेवा समितियोों के 
लिए ‘मसौदा मॉडल मानव संसाधन नीति’ 
प्रस्तावित की है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य 
समितियोों मेें पारदर््शशिता, वित्तीय अनुशासन 
और कुशल प्रबंधन को बढ़़ावा देना है। 
सहकारिता मंत्रालय की नई मॉडल मानव 
संसाधन नीति के तहत प्राथमिक कृषि 
ऋण समितियोों (पैक्स) मेें कारोबार बढ़ने 
पर अतिरिक्त कर््मचारियोों की नियुक्ति 
का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। नए 
दिशानिर्देशोों के अनुसार, यदि कोई समिति 
अपने व्यावसायिक दायरे का विस्तार करती 
है, तो वह आवश्यकतानुसार नए पदोों पर 
कर््मचारियोों की भर्ती कर सकती है। हालाांकि, 
इसके लिए पैक्स को एक मजबूत वित्तीय 
रोडमैप प्रस्तुत करना होगा, जिसमेें तीन वर्षषों 
के भीतर वेतन और प्रशासनिक खर््च स्वयं 
अपनी आय से वहन करने की क्षमता दर्शाना 
अनिवार््य होगा। इसके अतिरिक्त, निर्धारित 
मानकोों से अधिक कर््मचारियोों की भर्ती 
करने से पूर््व समितियोों को जिला स्तरीय 
पैक्स समिति से औपचारिक स्वीकृति 
प्राप्त करनी होगी, ताकि वित्तीय अनुशासन 
और प्रशासनिक पारदर््शशिता बनी रहे।

निगरानी तंत्र 
और पैक्स 
सहायता 
कोष का 

गठन

प्राथमिक कृषि साख समितियोों के सुचारू संचालन और प्रशासनिक नियंत्रण के लिए त्रिस्तरीय निगरानी 
व्यवस्था का खाका तैयार किया गया है। इसके अंतर््गत जिला स्तरीय पैक्स समिति को भर्ती, प्रशिक्षण, प्रदर््शन 
मूल्ययांकन, स्थानाांतरण, अनुशासनात्मक कार््रवाई, ऑडिट अनुपालन और बिजनेस डेवलपमेेंट प्लान की सीधी 
निगरानी का जिम्मा सौौंपा गया है, जबकि राज्य स्तरीय समितियाां प्रदेश स्तर पर समन्वय का कार््य करेेंगी। 
इसके अतिरिक्त, वित्तीय रूप से कमजोर लेकिन पुनरुद्धार योग्य पैक्स को संबल प्रदान करने के लिए ‘जिला 
स्तरीय पैक्स सहायता कोष’ का गठन किया जाएगा। इस कोष के माध्यम से बिजनेस डेवलपमेेंट प्लान के 
आधार पर समितियोों को ब्याज-मुक्त या आसान शर्ततों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। नीति मेें कर््मचारियोों 
के करियर प्रगति, प्रोत्साहन, अनुशासन और सेवा समाप्ति से जुड़़े विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैैं।

पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया एवं वेतन के तीन विकल्प
पैक्स मेें कर््मचारियोों के चयन को पूरी तरह योग्यता आधारित और 
निष्पक्ष बनाने के लिए नई नीति मेें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार 
आयोजित करने का निर््णय लिया गया ह।ै इस भर्ती प्रक्रिया मेें मान्यता 
प्राप्त सहकारी क्षेत्र की शैक्षणिक योग्यताएं या प्रमाणपत्र धारक अभ्यर््थथियोों 
को विशेष वेटेज दिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया को सुचारू एवं पारदर्शी ढंग से 
पूरा करने के लिए यह जिम्मेदारी स्वतंत्र एजेेंसियोों या राज्य स्तरीय भर्ती 
निकायोों को सौौंपी जा सकेगी। इसके साथ ही, कर््मचारियोों के वेतन निर््धधारण 
हतेु राज्ययों को उनकी स्थानीय आवश्यकताओ ंके अनुरूप तीन मॉडल चुनने 
का विकल्प दिया गया ह।ै इनमेें संरचित वेतनमान (स्टट्रक्चर््ड पे स्केल ), 
निश्चित समेकित पारिश्रमिक (फिक्स्ड कंसोलिडेटेड रेमुनरेशन) और प्रदर््शन 
आधारित परिवर्ती वेतन (परफॉर्ममेंस-लिकं््ड वेरिएबल पे) शामिल हैैं।

कारोबार बढ़ने पर अतिरिक्त नियुक्ति के लिए बनाना होगा 3 साल का वित्तीय रोडमैप

कारोबार के आधार पर पैक्स का कारोबार के आधार पर पैक्स का 
सात श्रेणियोों मेें वर्गीकरणसात श्रेणियोों मेें वर्गीकरण

नोट: 25 लाख रुपये तक के कारोबार वाली ‘एफ’ श्रेणी की समितियोों मेें निर्धारित शर्ततों 
के तहत ‘साझा सचिव’ की व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन ‘मेकर-चेकर’ सिद्धधांत 

का पालन सुनिश्चित करने के लिए कुल कर््मचारियोों की संख्या 2 से कम नहीीं होगी।

प्रस्तावित मसौदा नीतिः पिछले तीन वर्षे के औसत 
कुल ऋण एवं गैर-ऋण कारोबर के आधार पर

श्रेणी

ए+

ए

बी

सी

डी

ई

एफ

औसत वार््षषिक
 कारोबार

7

6

5

4

3

2

2

न्यूनतम कर््मचारी 
मानदंड

10 करोड़ रुपये 
से अधिक

5 से 10 करोड़
 रुपये

3 से 5 करोड़ 
रुपये

1 से 3 करोड़ 
रुपये

50 लाख से 
1 करोड़ रुपये

25 लाख से 
50 लाख रुपये

25 लाख 
रुपये तक

कर््मचारी पद 
विवरण

1 सचिव, 1 प्रबंधक, 
1 लेखाकार/सहायक 
कार््यकारी, 2 विशेषज्ञ, 

2 क्लर््क /डेटा एंट््र री 
ऑपरेटर

निर्धारित मानदंडोों के 
अनुसार

निर्धारित मानदंडोों के 
अनुसार

निर्धारित मानदंडोों के 
अनुसार

निर्धारित मानदंडोों के 
अनुसार

निर्धारित मानदंडोों के 
अनुसार

‘साझा सचिव’ की व्यवस्था 
संभव, लेकिन कुल स्टाफ 

न्यूनतम 2
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जालोर । राजस्थान के जालोर जिले मेें 
सहकारिता विभाग इस वक्त प्रशासनिक 
अराजकता, पक्षपात और राजनीतिक 
साठगाांठ का प्रमुख केें द्र बन चुका है। 
विभाग की कार््यप्रणाली मेें दोहरा रवैया 
इस कदर हावी है कि नियम-कायदोों 
को पूरी तरह ताक पर रख दिया गया 
है। महकमे की इस मनमानी ने न केवल 
सहकारिता ढाांचे की पारदर््शशिता और 
साख को गहरा धक्का पहंुचाया है, 
बल्कि यह भी साबित कर दिया है 
कि निष्पक्षता के दावे महज कागजी 
हैैं। जिले मेें एक तरफ जहाां कमजोर 
व्यवस्था पर प्रशासनिक चाबुक चलाया 
जा रहा है, वहीीं दसूरी तरफ मलाईदार 
पदोों पर बैठे चहेतोों को खुला संरक्षण 
दिया जा रहा है। विभाग के इस दोहरे 
रवैये की सबसे स्पष्ट बानगी जिले की दो 
प्रमुख क्रय-विक्रय सहकारी समितियोों 
(केवीएसएस) मेें देखने को मिलती है। 
एक ओर आहौर केवीएसएस मेें विभाग 
अपनी बेजा हनक दिखाते हुए महज एक 
साल के भीतर मुख्य व्यवस्थापक के 
पद पर ताबड़तोड़ फेरबदल कर चुका 
है। यहाां एक के बाद एक पाांच सहकारी 

निरीक्षकोों को बदला गया, जिससे 
प्रशासनिक स्थिरता पूरी तरह ध्वस्त 
हो गई। इसके ठीक विपरीत, जालोर 
केवीएसएस मेें स्थिति बिल्कु ल जुदा है। 
वहाां मुख्य व्यवस्थापक के पद पर बैठे 
पसंदीदा अधिकारी को साठगाांठ के 
तहत लंबे समय से कुर्सी पर टिकाए रखा 
गया है। विभाग उसे हटाने की हिम्मत 
तक नहीीं जुटा पा रहा है। एक ही जिले 
मेें दो समितियोों के लिए अलग-अलग 
मापदंड अपनाना यह साफ दर्शाता 
है कि विभाग मेें प्रशासनिक जरूरतोों 
के बजाय व्यक्तिगत और राजनीतिक 
हितोों को तरजीह दी जा रही है।

जालोर मेें सहकारिता विभाग की मेहरबानी और विपक्ष की चुप्पी 
से प्रशासनिक धाांधलियोों व राजनीतिक संरक्षण का खुला खेल

इस पूरे खेल मेें सबसे निराशाजनक पहलू जिले के 
विपक्षी दलोों का रवैया रहा है। जनता के अधिकारोों 
की रक्षा और सरकार की मनमानी पर अंकुश लगाने 
की बात करने वाला विपक्ष पूरी तरह मूकदर््शक 
बना हुआ है। विपक्ष की यह आपराधिक चुप्पी इस 
ओर इशारा करती है कि पर्दे के पीछे जनता के हितोों 
का सौदा हो चुका है। कोई भी दल इस रसूखदार 
गठजोड़ पर सवाल उठाने का साहस नहीीं दिखा पा 
रहा है। विभाग की चुप्पी और विपक्ष की सहभागिता 
ने जालोर मेें सहकारिता व्यवस्था को पूरी तरह 
कटघरे मेें खड़़ा कर दिया है।

इस पूरी सेटिगं के पीछे राजनीतिक सिफारिशोों और 
ऊपर तक पहंुच रखने वाले रसूखदारोों का सीधा हाथ 
नजर आता है। एक ही स्थान पर लंबे समय से जमे 
अधिकारी को बचाने के लिए विभाग किस हद तक गिर 
सकता है, इसका खुलासा तब हुआ जब इस मामले मेें 
सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत जानकारी 
माांगी गई। आरटीआई का आवेदन पहंुचते ही अधिकारियोों 
के हाथ-पाांव फूल गए और उन्हहोंने चुप्पी साध ली। विभाग 
को डर है कि यदि दस्तावेजोों की निष्पक्ष जाांच हुई और 
कच्चा चिट्ठा बाहर आया, तो कई बड़़े प्रशासनिक और 
राजनीतिक चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। 

बड़़े चेहरोों का बेनकाब होने का डर विपक्ष पूरी तरह मूकदर््शक

प्रशासनिक धाांधली का सबसे शर््मनाक और हास्यास्पद नजारा जालोर सहकारिता के 
उप रजिस्ट् रार कार्यालय मेें सामने आया। यहाां एक ही अधिकारी वर््ष 2022 से लगातार 
अपनी जड़ें जमाकर बैठा हुआ है। हाल ही मेें जब विभाग ने तबादला सूचियोों का शिगूफा 
छोड़़ा, तो व्यवस्था की अयोग्यता खुलकर उजागर हो गई। सिरोही सीसीबी मेें तैनात 
सहकारिता सेवा के अधिकारी पूनाराम चोयल को जालोर उप रजिस्ट् रार के पद पर लगाने 
के आदेश जारी किए गए। इसके साथ ही, वहाां तैनात वरिष्ठ अधिकारी शुद्धोधन उज्जवल 
को जालोर उप रजिस्ट् रार पद पर पदस्थ मानकर सीधा एपीओ कर दिया गया और उन्हहें 
अतिरिक्त रजिस्ट् रार (अपील्स) कार्यालय मेें उपस्थिति देने के निर्देश दे दिए गए। इस 
पूरे हास्यास्पद ड््रराम े मेें उस रसूखदार अधिकारी का कहीीं कोई जिक्र तक नहीीं हुआ, जो 
पिछले चार साल से मलाईदार कुर्सी पर कंुडली मारकर बैठा है।

आहौर मेें ताबड़तोड़ तबादले और
जालोर मेें कुर््ससियोों से चिपके अधिकारी,

सहकारिता की दोहरी नीतिआहौर केवीएसएस जालोर केवीएसएस

कुर्सी का मोह: 4 साल से एक ही पद पर कंुडली मारे बैठा अधिकारी

निरीक्षक 1    निरीक्षक 2     निरीक्षक 3     निरीक्षक 4      निरीक्षक 5

एक ही विभाग, दोहरा रवैया, पारदर््शशिता पर सवाल

उप रजिस्ट्रार 
2022 से अब 
तक जमे हुए

न नियमोों की परवाह, 
न विभाग की कार््रवाई

विधानसभा मेें खुलासा: जोधपुर संभाग की जीएसएस मेें 2018 तक हुई 
थी कर््मचारियोों की स्क्रीनिगं और अब नए नियमोों के तहत होगी सीधी भर्ती

सहकारिता विभाग का स्पष्टीकरण: जोधपुर संभाग मेें पूरी पारदर््शशिता से हुआ था नियमितीकरण, फिलहाल स्क्रीनिगं प्रक्रिया पर लगी है रोक 

भोपालगढ़ विधायक के सवाल पर सहकारिता विभाग का जवाब: नियमोों की पालना के साथ हुए था नियमितीकरण, किसी जाांच की जरूरत नहीीं

जोधपुर, संभाग की ग्राम सेवा 
सहकारी समितियोों मेें कर््मचारियोों 
के नियमितीकरण और स्क्रीनिगं 
चयन प्रक्रिया को लेकर राजस्थान 
विधानसभा मेें सहकारिता विभाग से 
जुड़़े एक अताराांकित प्रश्न के माध्यम 
से स्थिति स्पष्ट की गई है। विधायक 
श्रीमती गीता बरवड़  द्वारा पूछे गए 
सवाल के लिखित जवाब मेें विभाग 
ने बताया कि जोधपुर संभाग मेें 
कर््मचारियोों के नियमितीकरण हेतु 
गठित जिला स्तरीय स्क्रीनिगं चयन 
समिति द्वारा पूरी पारदर््शशिता बरती गई 
थी, लेकिन वर््तमान मेें यह स्क्रीनिगं 
प्रक्रिया बंद यानी इस पर रोक लगी 
हुई है।​विधानसभा मेें दिए गए जवाब 
मेें यह भी स्पष्ट किया गया कि जोधपुर 
संभाग के तत्कालीन जिलोों (जोधपुर, 
जालोर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर 
और सिरोही) की ग्राम सेवा सहकारी 
समितियोों मेें वर््ष 2018 तक स्क्रीनिगं 
प्रक्रिया के जरिए कर््मचारियोों का 

नियमितीकरण किया गया था। विभाग 
का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया के 
दौरान निर्धारित शर्ततों की पूर््ण पालना 
सुनिश्चित की गई थी और अधिकारियोों 
के स्तर पर नियमोों मेें कोई शिथिलता 
नहीीं दी गई है। विधायक द्वारा यह 
सवाल उठाया गया था कि क्या 
जोधपुर जिले मेें सदस्यता अभियान 
के दौरान राजस्थान सहकारी 

सोसायटी अधिनियम, 2001 की 
धारा 12 और 13 की पालना नहीीं की 
गई और क्या इनकी अवहेलना कर 
समितियोों का गठन किया गया? इस 
पर विभाग की ओर से स्पष्ट किया 
गया कि जिले मेें अभियान के दौरान 
अधिनियम की सुसंगत धाराओ ं की 
पूर््ण पालना हुई है और किसी भी 
नियम का उल्लंघन नहीीं हुआ है। 

वर््तमान मेें स्क्रीनिगं पर रोक और नई भर्ती का प्रावधान
विभाग ने जानकारी दी कि कर््मचारियोों के नियमितीकरण के लिए गठित 
जिला स्तरीय स्क्रीनिगं चयन समिति द्वारा पूरी पारदर््शशिता बरती गई थी, 
लेकिन वर््तमान मेें इस स्क्रीनिगं प्रक्रिया पर पूरी तरह रोक लगा दी गई 
है। ग्राम सेवा सहकारी समितियोों मेें रिक्त पदोों की अभ्यर््थना प्राप्त होने पर 
अब सहकारी भर्ती बोर््ड के माध्यम से सीधी भर्ती किए जाने का प्रावधान 
है, और फिलहाल अस्थायी कर््मचारियोों के नियमितीकरण के लिए कोई 
नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीीं है।

जिलेवार स्क्रीनिगं और नियमितीकरण का ब्यौरा
सदन की मेज पर रखे गए लिखित जवाब विवरण के अनुसार, वर््ष 2018 तक स्क्रीनिगं प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न 
जिलोों की ग्राम सेवा सहकारी समितियोों (जीएसएस) मेें इस प्रकार कर््मचारियोों का नियमितीकरण किया गया था: 

जोधपुर जिला: वर््ष 2010 
मेें 19 और वर््ष 2011 मेें 22 
कर््मचारियोों का स्क्रीनिगं के जरिए 
नियमितीकरण किया गया।

​जैसलमेर जिला: वर््ष 2018 मेें 
16 व्यवस्थापक और 36 सह-
व्यवस्थापकोों को नियमित किया 
गया, जबकि इससे पूर््व के सभी 
व्यवस्थापक कैडर ऑथोरिटी के 
माध्यम से लगे थे जो वर््तमान मेें 
सेवानिवृत्त हो चुके हैैं।

​पाली जिला: वर््ष 2010 मेें 75 
तथा वर््ष 2013 मेें 118 कर््मचारियोों 
का स्क्रीनिगं के माध्यम से 
नियमितीकरण किया गया।

​बाड़मेर जिला: वर््ष 2010 मेें 30 व्यवस्थापक 
व 56 सह-व्यवस्थापक, वर््ष 2012 मेें 
10 व्यवस्थापक व 24 सह-व्यवस्थापक, 
वर््ष 2014 मेें 23 व्यवस्थापक व 25 
सह-व्यवस्थापक तथा वर््ष 2016 मेें 11 
व्यवस्थापक व 10 सह-व्यवस्थापकोों को 
नियमित किया गया।

​जालौर जिला: वर््ष 2010 मेें 20 व्यवस्थापक 
व 16 सह-व्यवस्थापक तथा वर््ष 2018 मेें 
29 व्यवस्थापक व 17 सह-व्यवस्थापकोों का 
नियमितीकरण किया गया।

सिरोही जिला: वर््ष 2010 मेें 21 
व्यवस्थापक व 8 
सह-व्यवस्थापक 
और वर््ष 2013 मेें 
7 व्यवस्थापक व 14 
सह-व्यवस्थापकोों का 
नियमितीकरण हुआ।

सहकारी समितियोों के व्यवस्थापक 
निभाएंगे चुनावी दायित्व

जयपुर | दी कोटा सेेंट््रल को-
ऑपरेटिव बैैंक कोटा द्वारा नगर 
निकाय आम चुनाव 2026 
के मद्देनजर एक महत्वपूर््ण 
प्रशासनिक आदेश जारी किया 
गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी 
एवं जिला कलेक्टर, कोटा 
के निर्देशोों और नगरपालिका 
(निर्वाचन) नियम 1994 के तहत 
यह कदम उठाया गया है। इसके 
अंतर््गत विभिन्न सहकारी समितियोों 
के व्यवस्थापकोों और सहायक 
व्यवस्थापकोों को पीठासीन 
अधिकारी तथा मतदान अधिकारी 
के रूप मेें जिम्मेदारी सौौंपी गई है। 
सहकारी विभाग के कर््मचारियोों 
की चुनाव मेें यह सहभागिता कोई 
नई परंपरा नहीीं है, बल्कि इसका 
एक लंबा और चुनौतीपूर््ण इतिहास 
रहा है। दो दशक पहले का वह 
दौर जब प्रदेश मेें कर््मचारियोों की 
एक बड़़ी हड़ताल चल रही थी, 
तब शासन और न्यायपालिका के 
लिए चुनाव कराना एक बहुत बड़़ी 
चुनौती थी। उस समय राजस्थान 
उच्च न्यायालय का आदेश था 
कि चुनाव हर हाल मेें और हर 
परिस्थिति मेें संपन्न कराए जाने 

चाहिए। प्रशासनिक तंत्र पर भारी 
दबाव और विपरीत परिस्थितियोों 
के बीच भी सहकारिता विभाग 
के समिति व्यवस्थापकोों ने अपनी 
ड्यूटी अत्यंत मुस्तैदी से निभाई 
थी।ठीक उसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
और कार््य-परिदृश्य को दोहराते 
हुए, वर््तमान मेें भी स्थानीय निकायोों 
के निष्पक्ष और सुचारू संचालन के 
लिए चुनाव संबंधी दायित्व सौौंपे 
गए हैैं। कोटा सेेंट््रल को-ऑपरेटिव 
बैैंक के अंतर््गत आने वाली विभिन्न 
शाखाओ ं जैसे भीमगंजमंडी, 
नई धानमंडी, कैथून, कनवास, 
साांगोद, बपावर, रामगंजमंडी, 
दीगोद, सुल्तानपुर और इटावा 
के व्यवस्थापकोों को प्रशिक्षण 
और चुनाव कार््य मेें लगाया गया 
है।बैैंक के प्रबंध निदेशक राय 
सिहं मोजावत द्वारा सभी ऋण 
पर््यवेक्षकोों को यह सुनिश्चित करने 
के कड़़े निर्देश दिए गए हैैं कि वे 
संबंधित समिति व्यवस्थापकोों को 
उनके प्रशिक्षण आदेश समय पर 
तामील करवाएं। यह वर््तमान कार््य-
प्रणाली स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि 
देश की लोकताांत्रिक व्यवस्था 
को मजबूत करने मेें सहकारी तंत्र 
हमेशा से एक अहम और भरोसेमंद 
कड़़ी रहा है।

नगर निकाय आम चुनाव 2026

अलवर ।  राजस्थान मेें 
सहकारिता विभाग और राज्य 
सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की 
कार््यशैली भी वाकई कमाल की 
है। जिस बैैंक मेें आखिरी बार साल 
2009-10 मेें चुनाव कराए गए थे 
और जहाां साल 2014 से लगातार 
जिला कलेक्टर प्रशासक 
बनकर बागडोर संभाले बैठे थे, 
वहाां अचानक राजस्थान राज्य 
सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की 
तंद्रा भंग हो गई है। लगभग 15 
साल के लंबे इंतजार के बाद अब 
आनन-फानन मेें अलवर केें द्रीय 
सहकारी बैैंक के संचालक 
मंडल और पदाधिकारियोों के 
चुनाव का पूरा शेड्यूल जारी कर 
दिया गया है। जारी आदेश के 
तहत राजस्थान राज्य सहकारी 
निर्वाचन प्राधिकरण ने अतिरिक्त 
रजिस्ट् रार सहकारी समितियाां 
खंड भरतपुर के निर्देशानुसार 
उप रजिस्ट् रार सहकारी समितियाां 
खैरथल प्रकाश नारायण झा 
को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त 
किया है। प्राधिकरण द्वारा घोषित 

कार््यक्रम के अनुसार, 25 अगस्त 
को चुनाव का नोटिस जारी करने 
के साथ ही प्रस्तावित मतदाता 
सूची का प्रकाशन किया गया है। 
इसके बाद 31 अगस्त तक आक्षेप 
प्राप्त कर उनका निस्तारण किया 
गया और इसी दिन अंतिम 
मतदाता सूची जारी की गई । अब 
नामाांकनोों की प्रक्रिया 1 सितंबर 

को पूरी की जाएगी, जबकि 2 
सितंबर को नाम वापसी के बाद 
अंतिम उम्मीदवारोों की सूची 
सामने आएगी। यदि आवश्यकता 
पड़ी तो 8 सितंबर को मतदान 
और मतगणना कराकर परिणाम 
घोषित किए जाएंगे तथा 9 
सितंबर को पदाधिकारियोों का 
चयन संपन्न होगा।

15 साल का लंबा इंतजार खत्म: अलवर 
केें द्रीय सहकारी बैैंक मेें बजा चुनाव का बिगुल

अलवर केें द्रीय सहकारी बैैंक के 
चुनाव कार््यक्रम के जारी होने 
पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए 
सहकार नेता सूरजभानसिहं 
आमेरा ने कहा कि सहकारी 
आंदोलन की वास्तविक आत्मा 
उसकी लोकताांत्रिक व्यवस्था 
मेें निहित है। उन्हहोंने स्पष्ट किया 
कि 97वेें संविधान संशोधन 
अधिनियम और सहकारिता 
के मूलभूत सिद्धधांतोों के तहत 
सभी सहकारी संस्थाओ ं का 
संचालन पूरी तरह लोकताांत्रिक 
तरीके से होना अनिवार््य है। जब 
तक संस्थाओ ं मेें हर स्तर पर 
निर्वाचित जनप्रतिनिधि सामने 
नहीीं आएंगे, तब तक किसानोों 
के वित्तीय हितोों की रक्षा और 
सरकारी योजनाओ ंका पारदर्शी 
व प्रभावी क्रियान्वयन जमीनी 
स्तर पर संभव नहीीं हो पाएगा। 
वर्षषों तक प्रशासकोों के भरोसे 
बैैंक को चलाना सहकारिता के 
मूल उद्देश्ययों के विपरीत है।

सहकारिता के सिद्धधांतोों 
की अनदेखी बंद हो

अलवर सीसीबी मेें 15 सालोों के लंबे अंतराल के बाद चुनाव प्रक्रिया 
शुरू होने से अब प्रदेश के अन्य जिलोों मेें भी उम्मीद की किरण 
जाग उठी है। माना जा रहा है कि अलवर केें द्रीय सहकारी बैैंक के 
चुनाव संपन्न होने के तुरंत बाद राज्य के अन्य अधिकतर केें द्रीय 
सहकारी बैैंकोों मेें भी जल्द ही चुनाव प्रक्रिया का बिगुल बज सकता 
है। पिछले लंबे समय से कई सहकारी बैैंकोों मेें निर््ववाचित बोर््ड न 
होने से प्रशासक व्यवस्था लागू थी, लेकिन इस पहल से राज्य भर 
के सहकारी ढांचे मेें एक बार फिर से पूर््ण लोकतांत्रिक स्वरूप बहाल 
होने की प्रबल संभावना बन गई है।

अन्य सहकारी बैैंकोों मेें भी जल्द बज सकता है चुनावी बिगुल

2014 से प्रशासक के भरोसे चल रहा था बैैंक, अब घोषित हुआ चुनाव शेड्यूल

खिरनी सहकारी सोसाइटी 
की 67वीीं वार््षषिक साधारण 
सभा आयोजित, समिति ने 
अर््जजित किया शुद्ध लाभ

सवाई माधोपुर | खिरनी बहुउद्देशीय 
प्राथमिक ग्राम सेवा सहकारी सोसाइटी की 
67वीीं वार््षषिक साधारण सभा शनिवार को 
समिति कार्यालय मेें आयोजित की गई। 
निर्धारित समय पर कोरम पूरा न होने के 
कारण बैठक को नियम 30(4) के तहत 
एक घंटे के लिए स्थगित किया गया और 
बाद मेें समिति के अध्यक्ष नंद किशोर 
सैनी की अध्यक्षता मेें पुनः संपन्न हुई।​ 
सभा के दौरान वित्तीय वर््ष 2025-26 के 
अंकेक्षित लेखोों, वित्तीय वर््ष 2026-27 के 
बजट, आय-व्यय, अंकेक्षण आपत्तियोों की 
अनुपालना, अमानत संग्रहण और व्यवसाय 
मेें विविधीकरण जैसे महत्वपूर््ण विषयोों पर 
विस्तार से चर्चा की गई। अध्यक्षीय उद्बोधन 
मेें बताया गया कि वित्तीय वर््ष 2025-26 मेें 
समिति ने 37,029.78 रुपये का शुद्ध लाभ 
अर््जजित किया है और वर््तमान मेें समिति 
16.29 लाख रुपये के संचित लाभ मेें है। 
साथ ही, साांविधिक अंकेक्षण मेें समिति 
को ‘ए’ श्रेणी प्राप्त हुई है। इस दौरान कुल 
542.25 लाख रुपये का ऋण वितरित 
किया गया तथा 99.20 प्रतिशत की 
शानदार वसूली दर््ज की गई। स्थानीय ग्राम 
सेवा सहकारी समिति ग्रामीण आंचल मेें 
किसानोों के आर््थथिक उत्थान का एक प्रमुख 
केें द्र बन चुकी है। समिति द्वारा खरीफ और 
रबी फसलोों के लिए अल्पकालीन फसली 
ऋण के साथ-साथ कृषि आधारित कार्ययों 
हेतु मध्यकालीन ऋण भी उपलब्ध कराए 
जा रहे हैैं। इससे स्पष्ट होता है कि समिति 
वित्तीय रूप से बेहद मजबूत स्थिति मेें है और 
ग्रामीण अर््थव्यवस्था को निरंतर सशक्त 
कर रही है। इस बैठक मेें सीसीबी ऋण 
पर््यवेक्षक हरिकिशन स्वामी, केवीएसएस 
के प्रतिनिधि गोविदं शर्मा, संचालक मंडल 
के सदस्य मुरारीलाल मीना, कमल किशोर 
मीना, रामसहाय मीना, भरतलाल गुर््जर 
एवं लाड देवी माली सहित बड़़ी संख्या 
मेें शेयरधारक (हिस्साधारक) सदस्य 
उपस्थित रहे।

जोधपुर।  जिले के जाखल गाांव मेें नवगठित 
ग्राम सेवा सहकारी समिति के कथित फर्जी 
गठन और प्रशासनिक खीींचतान का मामला 
अब जोधपुर उच्च न्यायालय तक जा पहंुचा 
है। राजस्थान हाईकोर््ट ने इस मामले मेें 
कड़़ा रुख अपनाते हुए सुनवाई के दौरान 
अगली तारीख तक मौके पर यथास्थिति 
बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए हैैं। ​
न्यायमूर््तति अनूप कुमार ढंड की अदालत मेें 
सुनील विश्नोई द्वारा दायर रिट याचिका पर 
सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की गंभीरता 
को देखते हुए राज्य सरकार के वकील को 
निर्देशानुसार जवाब पेश करने के लिए एक 
सप्ताह का समय दिया है। साथ ही, अगली 
सुनवाई 3 सितंबर 2026 को मुकर््रर की 
गई है।  गौरतलब है कि जाखल गाांव मेें ग्राम 
सेवा सहकारी समिति के गठन को लेकर 
ग्रामीणोों के दो पक्षषों मेें लंबे समय से विवाद 
और विरोध के स्वर गूंज रहे थे। एक पक्ष 
पर समिति के गठन करवाने का आरोप 
है, तो वहीीं दसूरे पक्ष ने एडीएम को ज्ञापन 
सौौंपकर समिति के गठन मेें बड़़े पैमाने पर 
फर्जीवाड़़े का गंभीर आरोप लगाया था। 
​मामले की गर्माहट और ग्रामीणोों के 
आंदोलन की चेतावनी के बाद जिला 
प्रशासन हरकत मेें आया था। कलेक्टर प्रदीप 
गवाांडे ने मामले की सत्यता जाांचने के लिए 
3 सदस्यीय संयुक्त जाांच समिति का गठन 
किया था, जिसमेें उप रजिस्ट् रार सहकारी 
समितियाां जालोर सुनील वीरमान को 
अध्यक्ष, प्रभारी अधिकारी लेखा कार्यालय 
भूपेेंद्र मकवाना को उपाध्यक्ष और कनिष्ठ 
लेखाकार भू-अभिलेख कार्यालय वीरेेंद्र 
कुमार चौधरी को सदस्य बनाया गया था।​
अब देखना यह होगा कि आगामी 3 सितंबर 
को उच्च न्यायालय मेें होने वाली अगली 
सुनवाई और प्रशासनिक जाांच रिपोर््ट के 
सामने आने के बाद इस कथित फर्जीवाड़़े 
की परतेें किस प्रकार खुलती हैैं और 
प्रशासन इस पर क्या ठोस कदम उठाता है।

हार््ददिक बधाई एवं शुभकामनाएँ
सहकारिता जगत को गौरवान्वित करने वाली नियुक्ति 

श्री श्रवण सिहं जी राठौड़श्री श्रवण सिहं जी राठौड़
(मुख्य कार््यकारी व्यवस्थापक, नागदड़ा ग्राम सेवा 

सहकारी समिति लि. नागदड़ा, जिला बाड़मेर)

राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी 
सोसायटी कर््मचारी यूनियन के

पद पर मनोनीत होने पर आपको 
अनन्त बधाईयााँ !

प्रदेश महासचिव

कर््मचारियोों के अधिकारोों और संगठन की एकता के 
प्रति आपकी निष्ठा ही हमारी असली ताकत है।

:::::::: शुभेच्छु  :::::::::

समस्त संचालक मण्डल सदस्य गण एवं स्टाफ 
नागदड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. नागदड़ा, 

जाखल सहकारी समिति 
गठन मामले मेें यथास्थिति 
बरकरार रखने के आदेश  
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